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अल्पविकसित अर्थव्यवस्था 


(UNDERDEVELOPED ECONOMY) 


भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। आजादी मिलने के बाद 005] से आर्थिक और 
सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आयोजन के सहारे राष्ट्रीय सरकार अनेक उपाय अपना रही 
है। अतीत की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस दौरान विकास की दिशा में निस्संदेह आगे बढ़ी भी है। लेकिन 
इस विकास के बावजूद जनसाधारण की गरीबी और बेरोजगारी पर कोई विशेष प्रभाव अभी नहीं पड़ पाया है। 
उनका जीवन-स्तर अभी भी बहुत नीचा एवं असन्तोषजनक है। अतः विकास-कार्य का संचालन इस ढंग से 
किया जाना है कि जहां एक ओर विकास की गति तेज हो सके, वहां दूसरी ओर देश के जनसाधारण को सामाजिक 
न्याय उपलब्ध हो, उनकी गरीबी और बेरोजगारी दूर हो और उनका जीवन-स्तर सही अर्थ में ऊपर उठ सके। 

भली प्रकार वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकने के लिए सैद्धान्तिक तोर पर इस बात की जानकारी आवश्यक 
है कि हमारी जैसी अर्थव्यवस्था अल्पविकास की स्थिति से किस तरह बाहर निकलती है और सामाजिक न्याय 
के साथ आर्थिक विकास की दिशा में किस तरह आगे बढ़ सकती है। इस प्रक्रिया की जानकारी के लिए पृष्ठभूमि 
के तौर पर, अल्पविकास और विकास से जुड़े मुख्य पहलुओं का विवेचन आवश्यक है। यह विवेचन हम तीन 
अध्यायों में करेंगे। इस अध्याय में हम अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के स्वरूप और इसकी समस्या की प्रमुखता 
पर विचार करेंगे। अगले दो अध्यायों में अल्पविकास और विकास सम्बन्धी कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डाला 
जाएगा। 

अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का स्वरूप 
(NATURE OF UNDERDEVELOPED ECONOMY) 


सर्वप्रथम अल्पविकसित अर्थव्यवस्था अथवा अल्पविकसित देश के स्वरूप और उसकी विशेषताओं 
की जानकारी जरूरी है। तभी हम इसके तथा विकसित अर्थव्यवस्था के बीच अन्तर जान सकी और अल्पविकसित देश 
को मूल समस्याओं एवं विकास के लिए आवश्यक उपायों का सही ढंग से विश्लेषण कर सकेंगे। 


अर्थ की व्याख्या 

साधारणतया अल्पविकसित देश का आशय आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए अथवा गरीब देश से है। ये वे 
देश हैं जहां लम्बी अवधि के दौरान स्थायी तौर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती नजर नहीं आती। एशिया 
(जापान को छोड़कर), अफ्रीका और लेटिन अमरीका के देशों में ऐसी बात स्पष्ट देखने को मिलती है। अत: इनकी 
गिनती अल्पविकसित देशों में की जाती है। 0850 से 950 की इस लम्बी अवधि में इन अल्पविकसित 
देशों को राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि की वार्षिक दर कुल 0.) प्रतिशत थी, जो शत्य या नहीं के बराबर 
ठहरती है। इसे संवृद्धि का अभाव ठहराना अधिक उपयुक्त होगा। इसके विपरीत विकसित देशों में 
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इस दौरान वार्षिक चक्रवृद्धि दर से राष्ट्रीय आय में ।.8 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई-अर्थात्‌ 08 गुना अधिक। 
वृद्धि-दर में इस भारी अन्तर के कारण अल्पविकसित और विकसित देशों के बीच की प्रति व्यक्ति आय में अन्तराल 
बहुत बढ़ गया। इस अवधि के अन्त में अल्पविकसित देशों में औसत प्रति व्यक्ति आय 084 डालर के लगभग 
थी, जो कि विकसित देशों की उस समय की औसत आय (2280 डालर) के बारहवें भाग से भी कम थी। 

अल्पविकसित देशों की यह व्याख्या बहुत ही सरल है, और लोकप्रिय भी। साथ ही यह इन देशों की गरीबी 
की मूल विशेषता को भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है। लेकिन इससे इन देशों की विकास-क्षमता अथवा विकास 
की सम्भावनाओं का बोध नहीं होता। अल्पविकसित देश गरीब तो अवश्य हैं, लेकिन इनमें विकास करने की 
क्षमता मौजूद होती है। इस क्षमता के न होने पर किसी देश को अल्पविकसित ठहराना न्यायसंगत न होगा। इस 
क्षमता का बोध अप्रयुक्त संसाधनों की मौजूदगी से होता है। अतः गरीबी अथवा आय-वृद्धि के अभाव की बात 
को उपलब्ध अप्रयुक्त संसाधनों के साथ जोड़ना जरूरी है। यह दृष्टिकोण अपनाकर वाइनर जैसे अर्थशास्त्री 
अल्पविकसित देश की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। इनके अनुसार अल्पविकसित देश वे हैं जिनमें प्राकृतिक, 
मानवीय तथा पूंजीगत संसाधनों को प्रयोग में लाकर जनसंख्या के लिए उच्चतर जीवन-स्तर की व्यवस्था करने 
की सम्भावित क्षमता मौजूद होती है। इस दुष्टि से अल्पविकसित देश बह देश ठहरता है जहां विगत काल में 
उपलब्ध संसाधन विकसित नहीं किए गए जिसका स्पष्ट संकेत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के अभाव से मिलता 
है। 

फिर भी यह परिभाषा अपूर्ण ठहरती है। इससे संसाधनों के अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण का बोध नहीं होता। 
इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व को जोड़े बिना अल्पविकसित देशों की व्याख्या अधूरी रहेगी। कारण, विकसित देशों में भी 
अप्रयुक्त संसाधन नजर आते हैं और वहां भी विकास की संभावनाएं हैं। अत: अल्पविकास की स्थिति 
के स्पष्टीकरण के लिए हमें अल्पविकसित देशों में संसाधनों के अप्रयुक्त पड़े रहने के मूल कारण पर प्रकाश 
डालना होगा। यहां संसाधनों के उपयोग न होने का मूल कारण अनूकूल आर्थिक-सामाजिक संरचना का अभाव 
है, जिसमें पूंजी-निर्माण, और तकनीकी जानकारी की कमी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार की कमी 
के कारण यहां विकास की प्रक्रिया जोर नहीं पकड़ सकी। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि 
संभव नहीं हो पाई। विकसित देशों के साथ यह बात लागू नहीं होती। वहां का आर्थिक व सामाजिक डांचा 
संसाधनों के इस्तेमाल और विकास की दृष्टि से अनुकूल है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय स्थायी तौर से बढ़ती 
रही। 

उपर्युक्त तत्वों के आधार पर हम अल्पविकसित देश की इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं : यह वह देश 
है जहां दूषित प्रक्रिया के कारण उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग न होने से प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष 
दीर्घकालिक वृद्धि दिखाई नहीं देती। इस प्रकार देश में विकास के लिए सम्भावित क्षमता के मौजूद होने पर भी 
स्थायी रूप से प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं बढ़ पाती। फलस्वरूप जनसाधारण का जीवनस्तर नीचा बना 
रहता है। 


सामान्य विशेषताएं 

अल्पविकास का पूरा रूप देखने के लिए हमें उन सब देशों को एक साथ लेना होगा जिनको अल्पविकसित 
देश का नाम दिया जाता है। इस कोटि में एशिया, अफ्रीका तथा केन्द्रीय व दक्षिण अमरीका के अधिकांश भाग, 
मध्य-पूर्व के देश तथा यूरोप के दक्षिणी-पूर्व क्षेत्र शामिल हैं। वैसे ते क्षेत्रफल, जलवायु जनसंख्या तथा आर्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि अनेक बातों की दृष्टि से ये देश एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं, फिर 
भी इनमें कई समान विशेषताएं नजर आती हैं। इन विशेषताओं के सहारे अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था 
के स्वरूप को भली प्रकार समझा जा सकता है, और इन्हीं के आधार पर विकसित और अल्पविकसित देशों 
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निम्न प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर स्पष्टतः अल्पविकसित देशों की सबसे मुख्य विशेषता यह 
है कि आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं; अर्थात्‌ ये गरीब देश हैं। यहां के लोगों की औसत आय अमरीका, 
इंग्लैंड, जापान आदि विकसित देशों की प्रति व्यक्ति अथवा सारे विश्‍व की औसत आय की तुलना में बहुत 
कम है। कुछ देश, जो अधिक गरीब हैं, वहां की प्रति व्यक्ति आय विश्व-औसत आय की तुलना में एक-चौथाई 
से भी कम है और अमरीका की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तो 40वां या 45वां भाग अथवा इससे भी 
कम ठहरती है। उदाहरण के लिए 2005 में अमरीका की प्रति व्यक्ति आय 43,740 डालर थी, जबकि चीन 
में प्रति व्यक्ति आय की राशि 740 डालर, भारत में 720 डालर तथा बंगलादेश में 470 डालर ही थी। उस 
वर्ष सारे विश्व के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय 6,987 डालर थी।' अल्पविकसित देशों में आय-वितरण में 
भारी असमानताओं के मौजूद होने के कारण औसत आय से यहां के जन-साधारण की गरीबी का सही बोध 
नहीं हो सकता। यदि थोड़े-से धनी व्यक्तियों की आय को छोड़कर औसत आय निकाली जाय, तो यह राष्ट्रीय 
औसत से कहीं कम बैठेगी। अर्थात्‌ जनसाधारण की औसत आय विशेष रूप से बहुत थोड़ी ठहरती है। 

इतनी थोड़ी आय के फलस्वरूप यहां के लोगों का औसत जीवन-स्तर, सापेक्ष और निरपेक्ष, दोनों दृष्टियों से बहुत 
नीचा है। इनके भोजन, वस्त्र, मकान तथा यहां पर उपलब्ध शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं आदि से इसका स्पष्ट 
बोध होता है। अनुमान है कि विकसित देशों की तुलना में यहां के लोगों को औसतन एक-तिहाई भोजन (दूध, फल, 
मांस आदि पौष्टिक खाद्य-पदार्थों के सेवन के सम्बन्ध में तो स्थिति और भी खराब है) और एक-चौथाई वस्त्र मिल पाता 
है। शिक्षा की सुविधाएं बहुत थोड़े लोगों को नसीब हो पाती हैं मुश्किल से चार-पांच व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पढ़ा-लिखा 
होता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव तो विशेष रूप से खटकता है। यहां तरह-तरह के रोग और बीमारियां 
लोगों को बराबर सताती रहती हैं, लेकिन आधुनिक ढंग की चिकित्सा की सुविधाएं बहुत ही अपर्याप्त और असन्तोषजनक 
हैं। फलस्वरूप यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विकसित देशों के हिसाब से यहां मृत्यु-दर दो-तीन गुना अधिक 
है और प्रत्याशित आयु अपेक्षाकृत लगभग आधी | इस प्रकार जीवन-स्तर के किसी भी संकेतक को लें, यहां के लोगों 
का जीवन-स्तर बहुत नीचा ठहरता है। 

अल्प-प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन गरीबी के बीच यहां अनेक प्राकृतिक संसाधन, जिनके सम्बन्ध में जानकारी 
उपलब्ध है, अछूते अथवा अल्प-प्रयुक्त दशा में दिखाई पड़ते हैं। यह बात भूमि के साथ भी लागू होती है। वैज्ञानिक 
ढंग से उपयोग में न लाए जाने के कारण इन देशों में भूमि की उत्पादिता निम्न स्तर पर टिकी हुई है। इतना ही नहीं 
बल्कि कई प्राकृतिक संसाधनों के सम्भावित उपयोगों और सुलाभों की समुचित जानकारी की भी यहां बड़ी कमी पाई 
जाती है। 

कृषि की प्रधानता अल्पविकसित देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती पर निर्भर करता है और राष्ट्रीय 
आय में खेती का योगदान बहुत अधिक होता है। एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमरीका और मध्यपूर्व के देशों में 65 से 
80 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि में लगी हुई है इसकी तुलना में विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का बहुत 
थोड़ा भाग कृषि में लगा होता है। उदाहरण के लिए, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का 
खेती में लगा हुआ भाग इंग्लैंड और अमरीका में 4 प्रतिशत, पश्चिमी जर्मनी में 6 प्रतिशत, फ्रांस में प्रतिशत और 
जापान में L प्रतिशत के लगभग है। 

कृषि में लगी भारी जनसंख्या के फलस्वरूप अल्पविकसित देशों में राष्ट्रीय आय का अधिक भाग कृषि से प्राप्त 
होता है। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अपेक्षाकृत बहुत कम होता È | 
साधारणतया राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जहां अल्पविकसित देशों में 40 या 50 प्रतिशत अथवा इससे भी अधि 
Th होता है, वहां अमरीका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में यह योगदान चार-पांच प्रतिशत के 
लगभग ही है। इस कारण प्राकृतिक प्रभाव से कृषि-उत्पादन में भी भारी उतार-चढ़ाव आते रहने से 
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जहाँ अल्पविकसित देशों की राष्ट्रीय आय में समय-समय पर बहुत घट-बढ़ होती रहती है, वहाँ 
विकसित देशों की राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था इस दिशा से बहुत-कुछ अप्रभावित रहती है | 

इस प्रकार अल्पविकसित देश कृषि-प्रधान देश हैं। लेकिन विभिन्न तकनीकी और संस्थागत 
कमियों के कारण साधारणतया यहां खेती बहुत पिछड़ी हुई दशा में पाई जाती है फलस्वरूप 
यहां कूषि-उत्पादन और उत्पादिता बहुत कम है, और अनिश्चित भी | इसके कारण इन देशों 
में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत थोड़ी और अनिश्चित होती है। ऐसी स्थिति 
में जीवन-स्तर का नीचा होना तथा कभी-कभी जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर के भी नीचे चला 
जाना एक साधारण बात È | 

कृषि-व्यवसाय को प्रधानता के कारण ऐसे देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में 
रहता है । मोटे तौर पर कुल जनसंख्या का 70 से 90 प्रतिशत भाग गांवों में बसा होता है। इसके 
विपरीत, विकसित देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग शहरों में रहता है। उदाहरण के लिए 
शहर-निवासियों का अनुपात आस्ट्रेलिया में 86 प्रतिशत, जापान में 77 प्रतिशत और अमरीका 
में 75 प्रतिशत È | 

कमजोर औद्योगिक ढांचा अल्पविकास का एक महत्त्वपूर्ण संकेत इस बात से मिलता 
है कि ऐसे देशों में उद्योग बहुत कम होते हैं और यहां का औद्योगिक ढांचा कमजोर होता È | 
यही कारण है कि इन देशों में जनसंख्या का बहुत थोड़ा भाग उद्योग में लगा होता है। उद्योग 
के अभाव के कारण विकसित देशों को तुलना में इन देशों की राष्ट्रीय आय में उद्योग का भाग 
बहुत कम होता है। मोटे तौर पर अल्पविकसित देशों में उद्योग का यह भाग 05 से 20 प्रतिशत 
होता है, जबकि विकसित देशों में यह भाग दुगुने से भी अधिक पाया जाता है। 

अल्पविकसित देशों में न केवल उद्योगों की कमी है, बल्कि इनका औद्योगिक ढांचा भी कमजोर 
होता है। ऐसे देशों में भारी उद्योग, जैसे इस्पात उद्योग, मशीन उद्योग आदि न होने के बराबर 
होते हैं। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक ढांचे के बुनियादी तत्त्व मौजूद नहीं हैं। जो थोड़े-बहुत 
उद्योग हैं वे साधारणतया उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ऐसे उद्योग भी प्रायः छोटे पैमाने 
एवं कुटीर उद्योग किस्म के होते हैं। और फिर, इन उद्योगों की उत्पादन-तकनीक प्रायः पुराने 
ढंग की होती है । ये पुराने तौर-तरीकों के सहारे परम्परागत वस्तुएं तैयार करते हैं। इन सब बातों 
के फलस्वरूप अल्पविकसित देशों का औद्योगिक ढांचा बुनियादी तौर पर कमजोर होता È | 

सेवा-क्षेत्र का पिछड़ापन अल्पविकसित देशों में सेवा-क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा होता È | 
मुख्य रूप से आधुनिक उद्योग के पिछड़े होने के कारण यहां पर सेवा-क्षेत्र की क्रियाएं अर्थात्‌ 
परिवहन, व्यापार, बैंक-व्यवसाय, बीमा आदि सम्बन्धी विभिन्न सेवाएं बहुत बड़ी सीमा तक 
अविकसित स्थिति में होती हैं । यहां श्रम-विभाजन अथवा विशेषीकरण (Specialisation) का 
प्रायः कम सहारा लिया जाता है जिससे विनिमय एवं उससे सम्बन्धित कार्यो का क्षेत्र सीमित 
रहता है। अनेक परिवार अधिकांशतः अपने लिए उत्पादन-कार्य करते हैं, न कि बाजार में क्रय-विक्रय 
के लिए। साथ ही उत्पादन के कुछ भाग का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से हो लेता है; मुद्रा के माध 
यम से उसे खरीदा-बेचा नहीं जाता । प्रायः प्रत्यक्ष अथवा वस्तु-विनिमय (barter) की यह क्रिया 
सामाजिक जीवन का एक अंग होती है। बहुधा गांवों में लोग प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार 
वस्तु-विनिमय के सहारे आपसी लेन-देन का हिसाब कर लेते हैं। 

कहने का मतलब यह नहीं है कि यहां बाजार नहीं पाए जाते अथवा विनिमयजद्षेत्र में मुद्रा 
का प्रयोग नहीं होता। यहां बाजार मौजूद होते हैं और मुद्रा का प्रयोग भी होता है, लेकिन 
अल्पविकसित देशों में विनिमय का स्थान और कार्य अपेक्षाकृत सीमित होता है और मुद्रा-विनिमय 
का तो और भी सीमित होता Eq परिवहन बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं की यहां कम आवश्यकता 
पड़ती है। फलस्वरूप ये महत्त्वपूर्ण सेवाएं भी यहां बहुत पिछड़ी हुई दशा में होती हैं। इसका 
संकेत इस बात से मिलता है कि इन देशों की राष्ट्रीय आय में सेवा-क्षेत्र का योगदान बहुत 
कम होता है। इसके विपरीत, विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में सेवाःक्षेत्र का योगदान अधिक 
होता है। रोजगार के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की बात लागू होती है। जहां विकसित देशों 
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मेंलगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या सेवा-द्षेत्र में लगी दिखाई देती है, वहां अल्पविकसित देशों में यह अनुपात 25 प्रतिशत 
के आस-पास है। 

निर्यात में प्राथमिक वस्तुओं और आयात में विनिर्मित वस्तुओं की प्रधानता अत्पविकास का एक 
अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू अल्पविकसित देशों के विदेश व्यापार के स्वरूप में झलकता है | दूसरे शब्दों में, विदेश व्यापार 
की कुछ विशेषताएं (जो केवल अल्पविकसित देशों में पायी जाती हैं) अल्पविकास का बोध कराती हैं | इन विशेषताओं 
में एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये देश मुख्य रूप से प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं और विनिर्मित वस्तुओं, 
विशेष रूप से उपभोग-वस्तुआं का आयात करते हैं। 

एक अन्य विशेषता यह है कि अल्पविकसित देशों में बहुत से ऐसे देश हैं जो गिनती में बहुत थोड़ी वस्तुओं का 
निर्यात करते हैं । अफ्रीका के कई देश तो केवल दो-चार वस्तुएं ही निर्यात करते हैं । तेल पैदा करने वाले देश प्रमुख रूप 
से केवल तेल का ही निर्यात करते हैं। दूसरे शब्दों में, यहां के निर्यात-व्यापार में विविधता देखने को नहीं मिलती i 
आयात-व्यापार में वस्तुओं की गिनती कुछ अधिक होती है, लेकिन ये लगभग सबकी सब उपभोग-वस्तएं होती हैं। 

इनके विदेश व्यापार की एक और विशेषता यह है कि इन देशों का व्यापार गिनती में बहुत थोड़े ही देशों के साथ 
होता है निर्यात थोड़े देशों को किया जाता है, और आयात भी थोड़े देशों से किया जाता है | इसके अतिरिक्त, जिन देशों 
के साथ इनका व्यापार होता है, उनमें अधिकांश विकसित देश होते हैं। 

विदेश व्यापार की इस प्रकार की बनावट के कारण अल्पविकसित देशों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है | विनिर्मित वस्तुओं की तुलना में कृषि-पदार्थो का मूल्य कम होता है, जिसके कारण व्यापार-शर्ते (terms of 
trade) प्रायः अल्पविकसित देशों के प्रतिकूल रहती हैं। साथ ही विकसित देशों में कृषि-कषेत्र में उन्नति और कृत्रिम 
प्रतिस्थापक वस्तुओं को बढ़ावा मिलने से अल्पविकसित देशों के लिए निर्यात संवर्द्धन का कार्य कठिन हो गया है। 

पूंजी की कमी और तकनीक का निम्न स्तर अल्पविकसित देशों की एक प्रमुख विशेषता इस बात में 
दिखाई देती है कि यहां पूंजी का स्टॉक बहुत कम होता है और उत्पादन-तकनीक साधारणतया निम्न स्तर की होती 
है। कम उत्पादन व निम्न उत्पादिता का यह प्रधान कारण है । पूंजी की यह कमी दो बातों से स्पष्ट है | एक तो यहां 
विकसित देशोंकी तुलना में ूंजी-निर्माण की दर नीची है | उदाहरणतया जहां भारत, बर्मा, पाकिस्तान आदि अल्पविकसित 
देशों में पूंजी-निर्माण की दर 8-20 प्रतिशत के निकट है, वहां यह दर जापान जैसे औद्योगिक देशों में 30 प्रतिशत 
THRE | 

दूसरे, प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा भी यहां बहुत कम है। इस सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण चीजो इस्पात और 
ऊर्जाका उल्लेख किया जा सकता है। 984 के आंकड़ों के अनुसार संशोधित इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत जहां 
जापान में 569 किलोग्राम और अमरीका में 479 किलोग्राम थी, वहां भारत में खपत की यह मात्रा केवल 07 
किलोग्राम औरबंगलादेश में 4 किलोग्राम ही थी । इसी प्रकार 99] में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत (तेल तुल्य) भारत 
में 337 किलोग्राम और श्रीलंका में 77 किलोग्राम थी, जबकि यह मात्रा कनाडा में 8,240 किलोग्राम और अमरीका 
में 7,843 किलोग्रामथी P 

इन देशों की उत्पादन-तकनीक भी बहुत नीचे स्तर पर है | यहां विज्ञान बहुत पिछड़ा हुआ है । एक अनुमान के 
अनुसार विश्व के वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्य का लगभग 95 प्रतिशत भाग 30 विकसित देशों में ही केन्द्रित या सीमित 
है। शेष 5 प्रतिशत भाग विश्व के अन्य 00 देशों से सम्बन्धित है । फलस्वरूप इन देशों में विज्ञान और आधुनिक तकनीक 
का उत्पादन-क्षेत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ सका है। 

पूंजी और तकनीकी जानकारी की इस कमी के कारण इन देशों के अनेक प्राकृतिक संसाधन 
अछूते या अल्प-उपयोग की दशा में पाए जाते हैं। निर्धनता की स्थिति बनाए रखने के अतिरिक्त, इससे 
विकास की संभावनाओं का बोध होता है | यह ध्यान देने की बात है कि अल्पविकसित देश गरीब तो अवश्य हैं, लेकिन 
विकास की संभावना अल्पविकसित देशों की एक मुख्य विशेषता होती है। वैसे यह विशेषता विकसित देशों 


2. World Development Report, 993, 2007. 


8 भारतीय अर्थव्यवस्था 


के साथ भी पायी जाती है। विकास की कोई निश्चित सीमा नहीं है जिसे विकसित देश प्राप्त कर चुके हों। 
विकसित देशों में भी विकास के लिए संभावनाएं हैं और वे विकास की दिशा में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अस्तु 
आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना ही अल्पविकसित देशों की मुख्य विशेषता ठहरती है। 

अल्प-रोजगार और प्रच्छनत्र बेरोजगारी --अल्पविकास की यह विशेषता प्रायः सभी अल्पविकसित 
देशों में पायी जाती है, विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां जनसंख्या अधिक है या तेजी से बढ़ रही है। यह 
बेरोजगारी इस प्रकार की है जो केवल अल्पविकसित देशों से ही सम्बन्धित होती है। यह बेशी श्रम अथवा 
श्रम-अतिरेक (surplus labour) की स्थिति को दर्शाती है। 

विकसित देशों में जिस प्रकार की बेरोजगारी होती है, वह स्वरूप में इससे भिन्न है। ऐसे देशों में एक 
तो बेरोजगारी के कारण अलग होते हें। और दूसरे, बेरोजगारी अल्पकालिक होती है। यह बेरोजगारी प्रायः 
आर्थिक कार्यकलाप में मन्दी की स्थिति से सम्बन्धित होती $a इसे चक्रीय बेरोजगारी (cyclical 
unemployment) का नाम दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग गिरने से उत्पादन कम हो जाता 
है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में लगे श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। इस बेरोजगारी को मांग में वृद्धि लाकर 
हल किया जा सकता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री eme केन्स ने विकसित देशों की बेरोजगारी को हल 
करने के लिए इसी प्रकार का सुझाव प्रस्तुत किया जिसकी उपादेयता अब सभी स्वीकार करते हैं। 

इसके विपरीत अल्पविकसित देशों की बेरोजगारी की मूल समस्या मांग की कमी से जुड़ी नहीँ होती, 
बल्कि पूंजी की कमी से सम्बन्धित होती है। चूँकि यहां पूंजी का अभाव है और गैर-कुषि qup कम हैं, 
इसलिए यहां रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होते हैं। ऐसी बेरोजगारी का हल पूंजी और निवेश की मात्रा 
में वृद्धि लाकर ही हो सकता है। ऐसा होने से उद्योग-धंधे बढ़ सकेंगे और फलस्वरूप रोजगार के अवसर भी। 

यहां बेरोजगारी का एक और पहलू है जो विशेष रूप से कृषि-द्षेत्र में दूष्टिगत होता है। वह है प्रच्छन्न 
बेरोजगारी (di sguised unemployment) का पहलू। खेती में यों तो सब लोग काम में लगे नजर आते हें, 
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में बेरोजगार होते हैं। उनकी यह बेरोजगारी प्रच्छन्न या छिपी 
हुई होती है। इसका सबूत यह है कि यदि कुछ लोगों को खेती से हटा लिया जाए और कृषि-उत्पादन में कोई 
कमी न हो, तो स्पष्ट है कि उत्पादन के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है और वास्तव में वे बेरोजगार हैं। दूसरे 
शब्दों में, उत्पादन में इनका योगदान न के बराबर है; अर्थात्‌ ऐसे श्रमिकों की सीमान्त उत्पादिता शून्य अथवा 
लगभग नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि के अतिरिक्त अन्य धंधों में भी पायी जाती 
है, विशेष रूप से ऐसे धन्थों में जिनमें मुख्य रूप से हाथ से काम किया जाता है। 

दोनों प्रकार की बेरोजगारी-अल्प-रोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगारी-का मूल कारण यही है कि ये देश 
अल्पविकसित हैं और यहां गैर-कृषि धन्थों का बड़ा अभाव है। 

बर्धमान जनसंख्या और उसकी निम्न कोटि-अल्पविकसित देशों में कुछ देश ऐसे हैं जहां 
जनसंख्या की वृद्धि-दर कम है और कुछ देशों में बहुत अधिक। जिन देशों में वृद्धि-दर कम है, उसका बड़ा 
कारण यह है कि वहां मृत्यु-द्र बहुत ऊंची है; और जहां जनसंख्या की वृद्धि-दर अधिक है, वहां मृत्यु-द्र 
बहुत कम हो गई है। लेकिन दोनों प्रकार के देशों में eru बहुत ऊंची है। इसके विपरीत, विकसित देशों 
में जनसंख्या की वृद्धि-दर बहुत थोड़ी St इसका कारण यह है कि इन देशों में जन्म-द्र और मृत्यु-दर, दोनों 
कम हें। दूसरे शब्दों में, जनसंख्या की नीची वृद्धि-दर विकास का अभिसूचक है, बशर्ते कि यह नीची 
जन्म-दर और नीची मृत्यु-दर का परिणाम gti 

सन्‌ 920-40 के बीस वर्षों में विकसित देशों की जनसंख्या में 20.5 प्रतिशत वृद्धि हुई और 
अल्पविकसित देशों में 24.6 प्रतिशत। अगले बीस eif (।940-60) में बिकसित देशों में वुद्धि और कम हुई 
और अल्पविकसित देशों में वृद्धि और अधिक हुई। यह वृद्धि विकसित देशों में mae7 प्रतिशत थी, 
जबकि अल्पविकसित देशों में हुई यह वृद्धि 36.5 प्रतिशत के लगभग थी। इस प्रकार अन्तर और बढ़ गया। 
अल्पविकसित देशों में जन्म-द्र तो 30-35 प्रति हजार के लगभग रही है, लेकिन मृत्यु-दर कई देशों में 
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गिरकर 2 या 4 WT हजार हो गई है । चिकित्साशास्त्र में प्रगति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार आदि के कारण मृत्यु-दर 
अब अल्पविकसित देशों में तेजी से गिरने लगी है | अतः इस बात की संभावना है कि यदि इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास 
न किया गया, तो अल्पविकसित देशों की जनसंख्या में अब और तेजी से वृद्धि होगी । इससे आर्थिक विकास का कार्य 
और दुष्कर बन जायेगा | 

जनसंख्या का एक और पहलू अल्पविकास से सम्बन्धित है । वह है जनसंख्या की वयमूलक-रचना (age- 
composition) | अल्पविकसित देशों में जनसंख्या की वयमूलक-रचना इस प्रकार की है कि यहां विकसित देशों 
की तुलना में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम है । अल्पविकसित देशों में लगभग 40-50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं 
जिनकी आयु 5 TTA कम है | विकसित देशों में ऐसे लोगों की संख्या 25 प्रतिशत के लगभग है | यदि कार्यकारी 
आयु 5 से 65 वर्ष मान लें, तो इस हिसाब से विकसित देशों की तुलना में अल्पविकसित देशों में श्रमिकों का अनुपात 
काफी कम बैठेगा | 

इसके अलावा, विशेष बात यह है कि गुण-कोटि से अल्पविकसित देशों की जनसंख्या पिछड़ी हुई है | यहां प्रत्याशित 
आयु थोड़ी है, साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है तथा तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों एवं कुशल उद्यमियों en- 
trepreneurs) का बड़ा अभाव पाया जाता है | साथ ही, यहां का प्रशासनिक ढांचा प्राय: कमजोर होता है जिसके कारण 
कार्यबड़ेढिलमिल ठंग एवं धीमी गति से हो पाता है तथा घूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां काफी बड़े पैमाने पर देखने 
कोमिलती हैं। यहां इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक जान पड़ता है कि बहुत बड़ी सीमा तक यह सब जन्मजात 
कारणों का नहीं, बल्कि उपयुक्त शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाओं एवं अनुकूल परिस्थितियों के अभाव का परिणाम 
है। 

पिछड़ा आर्थिक और सामाजिक ढांचा अल्पविकसित देशों में मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग 
केलिए आर्थिक प्रबन्धन सम्बन्धी संस्थाओं की बड़ी कमी है । जो थोड़ी-बहुत संस्थाएं हैं भी, गुणात्मक दृष्टि से उनका 
स्तर बहुत नीचा है उदाहरण के लिए ऐसे देशों की सबसे बड़ी समस्या निवेश-वृद्धि की है । लेकिन इन देशों में जो 
थोड़ी-बहुत बचत उपलब्ध होती है, उसका कुशल ढंग से प्रयोग नहीं हो पाता और विकास की दृष्टि से उसका काफी 
बड़ा भाग बर्बाद हो जाता है ऐसी बचत को इकट्ठा करने और बढ़ावा देने के लिए यहाँ आवश्यक वित्तीय संस्थाएं 
बहुत थोड़ी हैं । इसी प्रकार प्रबन्ध-कौशल को उभारने एवं प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का भी यहां बड़ा अभाव पाया 
जाताहै। 

यहां की अनेक आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाएं विकास के रास्ते में अड़चनें पैदा करती हैं । उदाहरण के लिए, 
भू-स्वामित्व का ढांचा ऐसा है कि उसके अन्तर्गत खेती की उन्नति संभव नहीं हो पाती । इसी प्रकार धार्मिक विश्वास 
और सामाजिक परम्पराएं लोगों पर इस तरह हावी हैं कि आर्थिक काम-काज के लिए लोगों का दृष्टिकोण सही ढंग 
से वैज्ञानिक नहीं हो पाता | जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार-प्रणाली आदि सामाजिक बन्धनों का भी यहां व्यापक प्रभाव 
देखने को मिलता है । प्रायः आर्थिक विकास की दृष्टि से यह प्रभाव अनुकूल नहीं ठहरता | 

विखण्डित एवं दोषयुक्त बाजार अल्पविकसित देशों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता दूषित बाजार-व्यवस्था 
से सम्बन्धित है । यहां के बाजार एक-दूसरे से अलग-थलग छोटे-छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं जिनके बीच परस्पर सम्बन्ध 
नहीं रहता | उदाहरण के लिए, एक ही चीज या उत्पादन-साधन केलिए अनेक बाजार होतेहैं । फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं 
और साधनोंकी कीमतेंउनके लिए मांग और उनकी आपूर्ति का सही-सही चित्रण नहीं करतीं । इस प्रकार उनकी कीमतें 
विकृत होती हैं जिसके कारण संसाधनों के प्रयोग के सिलसिले में भारी विकृतियां देखने को मिलती हैं। 

द्वैतात्मक स्वरूप एक अन्य विशेषता, जोप्रमुखतः बीसवीं शताब्दी की देन है, इनके दैतात्मक स्वरूप (dualistic 
character) से सम्बन्धित है । इन देशों में आर्थिक क्रियाओंका संचालन दो अलग-अलग स्तरों अथवा क्षेत्रों के अन्तर्गत 
होता है-एक तो परम्परागत (traditional) और दूसरे, आधुनिक । ये दोनों क्षेत्र एक-दूसरे से लगभग कटे होते है; दोनों 
के बीच बहुत थोड़ा अन्तर्सम्बन्ध होता है। 

परम्परागत क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता है। इस क्षेत्र में श्रम-विभाजन अथवा विशिष्टीकरण बहुत 
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कम पाया जाता है। लोग किसी वस्तु के उत्पादन-कार्य को विभिन्न भागों में परस्पर बांटकर नहीं, बल्कि समस्त 
उत्पादन-कार्य को अलग-अलग करते हैं। साथ ही उत्पादन काफी बड़ी सीमा तक निजी उपभोग के लिए किया 
जाता है, न कि बाजार में क्रय-विक्रय के लिए। इसलिए अधिक उत्पादन करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं रहती। 
इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में उत्पादन के तौर-तरीके पूर्ववत्‌ रहते हैं जिसके फलस्वरूप लम्बी अवधि तक 
उत्पादन-मात्रा उसी स्तर पर लगभग स्थिर रहती है। ये सब बातें पिछड़ेपन की संकेतक भी हैं, और 
एक-दूसरे से जुड़कर पिछड़ेपन को बनाए रखने में सहायक भी होती हैं। 

दूसरी ओर आधुनिक क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा भाग ठहरता है। इस क्षेत्र में पूंजी का 
अधिक प्रयोग होता है और विशिष्टीकरण के आधार पर आधुनिक तौर-तरीकों के सहारे उत्पादन-कार्य 
चलाया जाता है। उद्यमकर्ता मजदूरी पर श्रमिकों को लगाकर अपने निजी लाभ के लिए उत्पादन-कार्य चलाते 
हैं। स्पष्टत: यहां निजी उपभोग के लिए नहीं अपितु बाजार में बिक्रो के लिए उत्पादन किया जाता है। 

इस प्रकार इन दोनों क्षेत्रों के बीच उत्पादन के उद्देश्य, उत्पादन के तौर-तरीके, उत्पादन-कार्य के संगठन 
आदि के सम्बन्ध में भारी अन्तर दिखाई पड़ता है। आधुनिक क्षेत्र के उदय और विस्तार से नये मूल्यों का 
सृजन हो रहा है, जिनका परम्परागत मूल्यों के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता। उनके बीच टकराव की स्थिति 
पैदा हो गई है। इस कारण इन देशों में सामाजिक तनाव और खिंचाव बढ़ रहे हैं। 

अस्तु, संक्षेप में, इन विशेषताओं से स्पष्ट बोध होता है कि अल्पविकसित देश मूलतः पिछड़े हुए 
कूषि-प्रधान देश हैं। यहां अनेक प्रकार की आधारिक संरचना एवं साधन सम्बन्धौ कमियां पाई जाती हैं 
जिनके कारण क्षमता के मौजुद होने के बावजूद आय का स्तर नीचा है और उसमें स्थायी वृद्धि नहीं होने 
पाती। फलस्वरूप लोग गरीब हैं और उनका जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ है! 


समस्या को प्रमुखता 
(URGENCY OF THE PROBLEM) 


अल्पविकसित देशों की मूल समस्या तेजी से आर्थिक विकास करने की है जिससे कि लोगों की गरीबी और 
बेकारी दूर हो सके, और फलस्वरूप उनका जीवन-स्तर ऊपर उठ सके। विकास की यह समस्या आज 
विश्व के सामने संभवतः सबसे बड़ी चुनौती है। इस समस्या के सामने अन्य अनेक समस्याएं काफी 
फीकी-सी नजर आती हैं। आज विश्व शांति, सुव्यवस्था और प्रगति बहुत बड़ी सीमा तक इसी समस्या के 
सफलतापूर्वक समाधान पर निर्भर है। यही कारण है कि आज इस समस्या की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया 
जा रहा है। यह ठीक है कि विश्व में गरीब और अमीर देशों का एक साथ पाया जाना कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है। मानव-इतिहास के हर चरण में इस तरह की बात स्पष्ट देखने को मिलती है।ःलेकिन अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातों के कारण आज अल्पविकसित अथवा गरीब देशों के विकास की समस्या ने बहुत गंभीर रूप 
धारण कर लिया है और कम-से-कम समय में इसका समाधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक और 
महत्त्वपूर्ण बन गया है। इस सम्बन्ध में निम्न बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


विस्तृत क्षेत्र और घोर गरीबी 

एक मुख्य बात यह है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या, दोनों दुष्टियों से अल्पविकसित देशों का फैलाव 
बहुत अधिक है। वस्तुतः विश्व का अधिकांश भाग अल्पविकसित क्षेत्र की कोटि में आता है। मोटे तौर पर 
अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, रूस, फ्रांस, जापान और न्यूजीलैण्ड जैसे इने-गिने देश ही विकसित देश 
कहलाते हैं। विश्व का शेष भाग, जो अपेक्षाकृत कहीं अधिक बड़ा है, अल्पविकसित है। इसमें लगभग सारा 
एशिया और अफ्रीका, लेटिन अमरीका का अधिकांश भाग तथा यूरोप के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। विश्व का यह 
अल्पविकसित क्षेत्र केवल भौगोलिक दृष्टि से ही विशाल नहीं है, बल्कि मानव-समुदाय का बहुत बड़ा भाग 
"gei बसा हुआ है। अस्तु, अल्पविकसित देशों के विकास का प्रश्‍न विश्व-क्षेत्रफल और विश्व-जनसंख्या के 
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विकास एवं आयोजन 


पिछले 4 वार्षिक संस्करणों की भाँति प्रस्तुत 42वें संस्करण में भी उपलब्ध नवीनतम अध्ययन-सामग्री और 
सूचनाओं के आधार पर व्यापक संशोधन-कार्य किया गया है। ऐसा करते समय प्रयास यह रहा हे कि राष्ट्रीय 
व्यवस्था की प्रमुख घटनाओं और समस्याओं एवं उनके संबंध में अपनाए गए सरकारी नीतिपरक उपायों पर 
समुचित प्रकाश पड़ सके। इससे समस्याओं के विश्लेषण में मदद मिलेगी और प्रगति का सही ढंग से मूल्यांकन 
संभव हो सकेगा। इस प्रकार पुस्तक और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। 


विश्लेषण-प्रधान यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग के कुछ अध्यायों में आर्थिक विकास के मुख्य 
पहलुओं का सैद्धान्तिक विवेचन किया गया है तथा बाद के अध्यायों में भारत के विकास एवं आयोजन संबंधी 
प्रमुख बातों की सविस्तार व्याख्या की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अतीत तथा उसकी वर्तमान स्थिति पर 
प्रकाश डालते हुए, प्राकृतिक तथा मानव-संसाधनों एवं पूंजी-निर्माण के रूप में उसकी समर्थताओं और 
कमजोरियों का इसमें विस्तृत उल्लेख है। जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी और असमानता से जुड़ी प्रमुख समस्याओं 
का यहाँ विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस भाग के अन्त में आयोजन-काल में हुई प्रगति की 
अलग से समीक्षा की गई है तथा वर्तमान स्थिति और समस्याओं का उल्लेख किया गया है। 


द्वितीय भाग में कृषि, उद्योग, विदेशी-व्यापार आदि क्षेत्रों को वर्तमान स्थिति, उनसे जुड़ी समस्याओं तथा उनके 
समाधान के प्रश्‍न तथा प्रगति का आलोचनात्मक विवेचन समावेशित है। अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों 
जैसे-भूमि-सुधार, हरित-क्रांति, कृषि का यंत्रीकरण, औद्योगिक विकास, छोटे-बड़े उद्योग, औद्योगिक नीति, 
एकाधिकार, बहुराष्ट्रीय निगम, भुगतान-शेष, निर्यात-संवर्धन, स्फीतिकारी कीमतों आदि को अलग से लेकर 
उनका विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है। अन्त में, सरकार की नई आर्थिक नीति का सविस्तार उल्लेख और 
मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। 


ए. एन. अग्रवाल ने चार दशकों से भी अधिक समय तक भारत के आर्थिक विकास से संबंधित विषयों को 
दिल्ली विश्वविद्यालय एवं रामजस कॉलेज के स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पढ़ाया है। आपकी अनेक 
पुस्तकों का देश-विदेश में स्वागत किया गया है। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा गठित वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में एक विशेषज्ञ (अर्थशास्त्री) के रूप में हिंदी में अर्थशास्त्र शब्दावली के 
विकास एवं समन्वय में इन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 
T: पूर्व स्नातक विद्यार्थी एवं प्रबंधन व वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, यूपीएससी, यूजीसी के संकाय 
* विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय ° शोधकर्ता एवं व्यवसायी 
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